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एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड 

संदर्भ

•	 एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) योजना को सभी 36 
राज्यों एवं कें द्रशासित प्रदशेों में लाग ूकिया जा चकुा ह।ै इसके 
अतंर्गत प्रधानमतं्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) 
के 100% लाभार्थियों को शामिल किया गया ह।ै

परिचय

•	 एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) योजना का शभुारंभ 
वर्ष 2019 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया 
गया था।

•	 यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में एक प्रमखु सधुार ह,ै 
जिसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम (NFSA) के 
अतंर्गत आने वाले राशन कार्डधारकों एवं लाभार थ्ियों को दशेभर 
में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी (अतंःराज्यीय एवं अतंरराज्यीय 
उपयोग की सवुिधा) प्रदान की जाती ह।ै

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
•	 राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम (NFSA) का उद्देश्य वर्ष 2011 

की जनगणना के अनसुार ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी 
जनसंख्या के 50% तक की खाद्य आवश्यकताओ ं की परू्ति 
करना ह।ै इसके अतंर्गत लगभग 81.35 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं।

•	 इसका उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के 
माध्यम से किफायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य 
एवं पोषण सरुक्षा सनुिश्चित करना ह।ै

•	 पात्र परिवारों को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर रियायती 
दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता ह:ै

	� अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवार: इस श्रेणी में 
समाज के सबसे गरीब परिवारों को शामिल किया जाता ह।ै

	� अतं्योदय अन्न योजना के अतंर्गत प्रत्येक परिवार 
को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का 
अधिकार ह।ै

	� प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH): इस श्रेणी के प्रत्येक 
लाभार्थी को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध 
कराया जाता ह।ै

•	 इसके अतंर्गत कें द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न के निर्गम मलू्य 
अत्यधिक रियायती निर्धारित किए गए थे:

	� चावल – ₹3 प्रति किलोग्राम।

	� गेहू ँ– ₹2 प्रति किलोग्राम।

	� मोटे अनाज – ₹1 प्रति किलोग्राम।

•	 इसके अतिरिक्त, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओ ं
को कम-से-कम ₹6,000 का नकद माततृ्व लाभ प्रदान करने का 
प्रावधान ह।ै

लाभार्थी कौन हैं?

•	 अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवार: इन परिवारों 
का चयन कें द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदडंों के आधार पर 
राज्यों एवं कें द्रशासित प्रदशेों द्वारा किया जाता ह।ै इसमें समाज 
के अत्यंत गरीब एवं वंचित परिवारों को शामिल किया जाता ह।ै

•	 पात्र श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:

	� विधवा, गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग अथवा 60 वर्ष या 
उससे अधिक आय ुके ऐसे व्यक्तियों के नेततृ्व वाले परिवार, 
जिनके पास आजीविका का कोई सनुिश्चित साधन अथवा 
सामाजिक सहायता उपलब्ध नहीं ह।ै

	� विधवाए,ँ गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, 60 
वर्ष या उससे अधिक आय ु के व्यक्ति, अकेली महिलाए ँ
अथवा अकेले परुुष, जिनके पास परिवार या समाज 
का कोई सहयोग तथा आजीविका का सनुिश्चित साधन 
उपलब्ध नहीं ह।ै

	� सभी आदिम जनजातीय परिवार।

	� भमूिहीन कृषि मजदरू, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर 
एवं शिल्पकार, झगु्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवार तथा 
असंगठित क्षेत्र में दनैिक आजीविका अर्जित करने वाले 
व्यक्ति एवं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अन्य समान श्रेणियों 
के परिवार।

	� HIV से संक्रमित व्यक्तियों के सभी पात्र गरीबी रेखा से नीच े
(BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार।

•	 प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH): इन परिवारों का चयन 
राज्य सरकारों एवं कें द्रशासित प्रदशेों के प्रशासनों द्वारा अपने 
निर्धारित मानदडंों के अनसुार किया जाता ह।ै
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प﻿्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) 
के साथ विलय
•	 कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 में सरकार ने प्रधानमतं्री 

गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) प्रारंभ की, जिसके 
अतंर्गत लाभार थ्ियों को अतिरिक्त खाद्यान्न निःशलु्क उपलब्ध 
कराया गया।

•	 जनवरी 2023 से सरकार ने PMGKAY का राष्ट्रीय खाद्य 
सरुक्षा अधिनियम (NFSA) के साथ विलय कर दिया तथा 
NFSA के अतंर्गत मिलने वाले नियमित खाद्यान्न को भी 
निःशलु्क कर दिया।

•	 वर्ष 2023 में इस निःशलु्क खाद्यान्न योजना को पाँच वर्षों अर्थात 
जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक विस्तारित किया गया।

भारत का खाद्य सुरक्षा ढाँचा
•	 राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: यह 

ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% 
तक को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काननूी 
अधिकार प्रदान करता ह।ै इसके अतंर्गत लगभग 81 करोड़ लोग 
शामिल हैं।

•	 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): 
वर्ष 2024 से पात्र लाभार थ्ियों को निःशलु्क खाद्यान्न उपलब्ध 
कराया जा रहा ह।ै इस व्यवस्था को वर्ष 2028 तक विस्तारित 
किया गया ह।ै

•	 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS):यह पात्र 
लाभार थ्ियों तक खाद्यान्न के वितरण को सनुिश्चित करने में 
सहायता करती ह।ै

•	 डिजिटलीकरण : डिजिटलीकृत राशन कार्ड एवं आधार 
सीडिग के माध्यम से लाभार थ्ियों की पहचान को अधिक प्रभावी 
बनाया जाता ह ैतथा खाद्यान्न के रिसाव एवं अनियमितताओ ं
को कम करने में सहायता मिलती ह।ै

•	 एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC): यह पात्र लाभार थ्ियों, 
विशषेकर प्रवासी श्रमिकों को दशेभर की किसी भी उचित मलू्य 
की दकुान से अपने खाद्यान्न का निर्धारित कोटा प्राप्त करने की 
सवुिधा प्रदान करता ह।ै

•	 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी, 
स्थानीय निकायों द्वारा संचालित तथा सरकारी सहायता प्राप्त 
विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, विद्यालयों में ठहराव एवं 
उपस्थिति को बढ़ावा दनेा ह।ै

	� इसके साथ ही बच्चों की पोषण स्थिति में सधुार करना भी 
इसका प्रमखु उद्देश्य ह।ै

•	 खाद्य फोर्टिफिकेशन : सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 
अतंर्गत फोर्टिफाइड चावल, गेहू ँका आटा तथा खाद्य तेलों को 
बढ़ावा दतेी ह।ै

	� खाद्य सदुृढ़ीकरण के माध्यम से खाद्य पदार्थों में आवश्यक 
सकू्ष्म पोषक तत्त्वों की मात्रा बढ़ाई जाती ह।ै

•	 पोषण ट्रैकर : महिला एवं बाल विकास मतं्रालय द्वारा पोषण 
ट्रैकर नामक ICT (सचूना एवं संचार प्रौद्योगिकी) एप्लिकेशन 
विकसित किया गया ह,ै जो शासन एवं निगरानी के एक प्रमखु 
उपकरण के रूप में कार्य करता ह।ै

	� इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की विस्तारित 
सारणियों तथा आय-ुदिवस आधारित Z-स्कोर का उपयोग 
किया जाता ह।ै

	� इसके माध्यम से बच्चों की लंबाई, वजन, लिग एवं आय ु
के आधार पर उनकी वदृ्धि का गतिशील आकलन किया 
जाता ह ैतथा बौनापन , दबुलापन , कम वजन एवं मोटापे 
की स्थिति का मलू्यांकन किया जाता ह।ै

•	 सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0: इस कार्यक्रम में पोषण 
अभियान, आगंनवाड़ी सेवाए ँतथा किशोरियों के लिए योजना 
जैसी प्रमखु योजनाए ँशामिल हैं।

	� इन योजनाओ ंका उद्देश्य दशे में कुपोषण की समस्या से 
निपटने के लिए लक्षित एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सनुिश्चित करना 
ह।ै

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत 
पारदर्शिता एवं वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण 
•	 100% डिजिटलीकरण : अक्टूबर 2026 तक सभी राज्यों एवं 

कें द्रशासित प्रदशेों में राशन कार्ड तथा लाभार थ्ियों के डेटाबेस का 
100% डिजिटलीकरण किया जा चकुा ह।ै

	� इसके अतंर्गत लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
	� यह जानकारी राज्यों एवं कें द्रशासित प्रदशेों के सार्वजनिक 

पारदर्शिता पोर्टलों पर उपलब्ध ह।ै
•	 ई-केवाईसी: वर्ष 2026 में 71.52 करोड़ लाभार थ्ियों की 

ई-केवाईसी परूी की गई, जो कुल लाभार थ्ियों का लगभग 91% 
ह।ै

•	 पारदर्शी शिकायत निवारण व्यवस्था : सभी राज्यों एवं 
कें द्रशासित प्रदशेों में पारदर्शिता पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत 
निवारण प्रणाली तथा टोल-फ्री हले्पलाइन संचालित की जा रही 
हैं।

•	 कम्प य्ूटरीकृत आपूर्ति शृंखला : दशेभर में खाद्यान्न का 
ऑनलाइन आवंटन लाग ूकिया गया ह।ै

	� इसके अतिरिक्त, 31 राज्यों एवं कें द्रशासित प्रदशेों में 
आपरू्ति शृंखला का कम्प्यूटरीकरण किया जा चकुा ह।ै
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•	 लाभार्थियों का उचित लक्षित चयन एवं दोहराव की 
पहचान: आधार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के 
आकँड़ों के उन्नत विश्लेषण के माध्यम से 5.95 करोड़ संदिग्ध 
रिकॉर्ड की पहचान की गई।

	� इसके परिणामस्वरूप 2.58 करोड़ दोहराव वाली अथवा 
अपात्र प्रविष्टियों को हटाया गया, जिससे वास्तविक एवं 
पात्र लाभार थ्ियों तक योजनाओ ंका लाभ पहचँाना सनुिश्चित 
करने में सहायता मिली।

•	 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से 
आधुनिकीकरण एवं सधुार योजना (SMART-PDS): 
SARTHAK-PDS के अतंर्गत SMART-PDS के माध्यम 
से राशन कार्ड, खाद्यान्न वितरण, आपरू्ति शृंखला तथा शिकायत 
निवारण व्यवस्था को डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाता ह।ै

	� इसके अतिरिक्त, यह एकीकृत कें द्रीय प्रणाली के माध्यम 
से राज्यों एवं कें द्रशासित प्रदशेों में प्रौद्योगिकी से संबंधित 
कमियों को दरू करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
की दक्षता, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने पर ध्यान 
कें द्रित करती ह।ै

स्रोत: DD

इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संहिता (IBC), 2016 
के अंतर्गत व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी 

संदर्भ
•	 वीडियोकॉन के परू्व प्रमोटर वेणगुोपाल धतू को राष्ट्रीय कंपनी 

विधि अधिकरण (NCLT) द्वारा व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर 
दिवालिया घोषित किया गया ह।ै यह मामला वीडियोकॉन समहू 
की कंपनियों द्वारा लिए गए ₹12,668 करोड़ के ऋण से संबंधित 
ह,ै जिसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की थी।

परिचय 
•	 इन्सॉल्वेंसी  : यह किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की ऐसी वित्तीय 

स्थिति ह,ै जिसमें वह दये तिथियों पर अपने ऋणों एवं वित्तीय 
दायित्वों का भगुतान करने में असमर्थ होती ह।ै

•	 बैंकरप्सी : यह एक औपचारिक काननूी प्रक्रिया ह,ै जिसके 
अतंर्गत दिवालिया व्यक्ति को विधिक रूप से दिवालिया घोषित 
किया जाता ह ै तथा बकाया ऋणों के पनुर्भुगतान हते ु उसकी 
परिसपत्तियों को लेनदारों के बीच वितरित किया जा सकता ह।ै

•	 इन्सॉल्वेंसी  एवं बैंकरप्सी संहिता (IBC), 2016 इन्सॉल्वेंसी  
समाधान के लिए समयबद्ध व्यवस्था प्रदान करती ह ै तथा 
परिसपत्तियों के मलू्य को अधिकतम करने पर बल दतेी ह।ै

	� कॉरपोरेट दनेदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित 
इन्सॉल्वेंसी  समाधान एवं बैंकरप्सी  के प्रावधान दिसंबर 
2019 में लाग ूकिए गए थे।

IBC के अंतर्गत इन्सॉल्वेंसी  की श्रेणियाँ
•	 कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी: यह कंपनियों तथा सीमित दायित्व 

भागीदारी (LLPs) पर लाग ूहोता ह।ै

	� जब कोई कंपनी अपने ऋणों का भगुतान करने में चकू करती 
ह,ै तब वित्तीय अथवा परिचालन लेनदार राष्ट्रीय कंपनी 
विधि अधिकरण (NCLT) के समक्ष कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी 
समाधान प्रक्रिया (CIRP) प्रारंभ करने के लिए आवेदन 
कर सकते हैं।

	� इसका उद्देश्य तत्काल परिसमापन करने के बजाय समाधान 
योजना के माध्यम से कंपनी की वित्तीय समस्याओ ं का 
समाधान करना ह।ै

	� यदि समाधान प्रक्रिया असफल हो जाती ह,ै तो कंपनी का 
परिसमापन किया जा सकता ह ैतथा लेनदारों के ऋणों का 
पनुर्भुगतान करने के लिए उसकी परिसपत्तियों को बेचा जा 
सकता ह।ै

•	 व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी: व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी उन व्यक्तियों एवं 
साझदेारी फर्मों से संबंधित ह,ै जो अपने ऋणों का पनुर्भुगतान 
करने में असमर्थ हैं।

•	 IBC के अतंर्गत इसे व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभाजित 
किया गया ह:ै

	�  कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटर: ऐसे व्यक्ति, 
सामान्यतः प्रमोटर अथवा निदशेक, जो किसी कंपनी द्वारा 
लिए गए ऋणों के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करते हैं।

	� यदि कंपनी ऋण चकुाने में चकू करती ह,ै तो ऋणदाता 
संबंधित गारंटर के विरुद्ध इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही प्रारंभ 
कर सकते हैं।

	� कॉरपोरेट दनेदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित 
इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही का निपटारा राष्ट्रीय कंपनी 
विधि अधिकरण (NCLT) द्वारा किया जाता ह।ै

	� अन्य व्यक्ति एवं साझेदारी फर्म: इसमें ऐसे व्यक्ति 
शामिल हैं, जो अपने व्यक्तिगत ऋणों का पनुर्भुगतान करने 
में असमर्थ हैं तथा ऐसी साझदेारी फर्में शामिल हैं, जो अपने 
वित्तीय दायित्वों को परूा करने में असमर्थ हैं।

	� अन्य व्यक्तियों एवं साझदेारी फर्मों से संबंधित 
कार्यवाही का निपटारा ऋण वसलूी अधिकरण 
(DRT) द्वारा किया जाता ह।ै
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गारंटर की व्यक्तिगत इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया

•	 कार्यवाही की शुरुआत : लेनदार IBC की धारा 95 के अतंर्गत 
कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि गारंटर धारा 94 के अतंर्गत 
स्वेच्छा से आवेदन प्रस्तुत कर सकता ह।ै

	� NCLT आवेदन की जाँच करने, ऋण का सत्यापन करने 
तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समाधान 
पेशवेर नियकु्त करता ह।ै

•	 पुनर्भुगतान योजना: गारंटर एक पनुर्भुगतान योजना प्रस्तुत 
कर सकता ह,ै जिसमें यह बताया जाता ह ैकि बकाया ऋण का 
पनुर्भुगतान किस प्रकार किया जाएगा।

	� लेनदार इस योजना पर विचार करते हैं तथा इसे स्वीकृत 
अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं।

•	 यदि पनुर्भुगतान योजना असफल हो जाती ह ैअथवा अस्वीकृत 
कर दी जाती ह,ै तो IBC की धारा 121 के अतंर्गत बैंकरप्सी  की 
कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती ह।ै

•	 एक बैंकरप्सी  न्यासी निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनसुार 
लेनदारों को भगुतान करने के उद्देश्य से गारंटर की परिसपत्तियों 
का प्रबंधन एवं उनका मदु्रीकरण करता ह।ै

इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी  संहिता (IBC), 2016

•	 भारत में बढ़ती गैर-निष्पादित परिसपत्तियों ( NPAs) तथा 
ऋण वसलूी की अप्रभावी व्यवस्थाओ ं की समस्या का 
समाधान करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में इन्सॉल्वेंसी एवं 
बैंकरप्सी संहिता (IBC) लाग ूकी गई थी।

•	 IBC के अतंर्गत इन्सॉल्वेंसी समाधान के प्रमखु उद्देश्य 
निम्नलिखित हैं:

	� व्यवसाय का पुनरुद्धार : पनुर्गठन, स्वामित्व में 
परिवर्तन अथवा विलय के माध्यम से व्यवसायों को 
पनुर्जीवित करना तथा उन्हें परिसमापन से बचाना।

	� परिसपंत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण :दनेदार 
की परिसपत्तियों के मलू्य को संरक्षित करना तथा उसे 
अधिकतम स्तर तक बढ़ाना।

	� उद्यमिता एवं ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देना: 
उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ऋण की उपलब्धता 
में सधुार करना तथा लेनदारों एवं दनेदारों सहित सभी 
हितधारकों के हितों के बीच संतलुन स्थापित करना।

•	 वर्तमान में इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया के अतंर्गत स्वीकार 
की गई किसी कंपनी के समाधान हते ुअधिकतम 330 दिनों 
की समय-सीमा निर्धारित ह।ै

	� यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान नहीं हो 
पाता ह,ै तो कंपनी का परिसमापन किया जाता ह।ै

संस्थागत ढाँचा 
•	 भारतीय इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी बोर्ड (IBBI): यह एक 

शीर्ष नियामक संस्था ह,ै जिसकी स्थापना इन्सॉल्वेंसी पेशवेरों, 
इन्सॉल्वेंसी पेशवेर एजेंसियों तथा सचूना उपयोगिताओ ं के 
कार्यों की निगरानी एवं विनियमन के लिए की गई ह।ै

•	 राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT): यह एक 
न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ह,ै जो कंपनियों एवं सीमित 
दायित्व भागीदारी (LLPs) से संबंधित इन्सॉल्वेंसी आवेदनों 
पर विचार करता ह।ै

	� यह स्थगन आदशे लाग ू करता ह ै तथा समाधान 
योजनाओ ंको स्वीकृति प्रदान करता ह।ै

•	 इन्सॉल्वेंसी पेशेवर (IPs): इन्सॉल्वेंसी पेशवेर वे व्यक्ति 
होते हैं, जो वित्तीय संकट से जझू रही संस्थाओ ंके मामलों 
का प्रबंधन करते हैं।

	� वे परिसपत्तियों की सरुक्षा सनुिश्चित करते हैं तथा लेनदारों 
की बैठकों का आयोजन करते हैं।

•	 लेनदारों की समिति (CoC): यह निर्णय लेने वाली 
सर्वोच्च समिति होती ह,ै जिसमें वित्तीय संकट का सामना 
कर रही संस्था के वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं।

	� यह समिति प्रस्तुत समाधान योजना की जाँच करती ह,ै 
उस पर मतदान करती ह ैतथा उसे स्वीकृति प्रदान करती 
ह।ै

स्रोत: IE

नीति आयोग द्वारा “उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन 
(PLI) योजनाओ ं के प्रभाव का आकलन” 
संबंधी रिपोर्ट जारी

संदर्भ 
•	 नीति आयोग ने “उत्पादन-सबंद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओ ं

के प्रभाव का आकलन” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की ह।ै 
इस रिपोर्ट में 14 क्षेत्रों में लाग ूउत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) 
योजनाओ ंके प्रदर्शन का मलू्यांकन किया गया ह।ै

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के बारे में
•	 उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना वर्ष 2020 में प्रारंभ की 

गई एक सरकारी पहल ह।ै

•	 इसका प्रमखु उद्देश्य पात्र कंपनियों को उनकी वदृ्धिशील बिक्री 
के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके भारत की विनिर्माण 
क्षमताओ ंको सदुृढ़ बनाना ह।ै
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•	 प्रारंभ में इस योजना को तीन क्षेत्रों के लिए लक्षित किया गया था, 
लेकिन समय के साथ इसका विस्तार करके 14 क्षेत्रों को इसमें 
शामिल किया गया ह।ै

नीति आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
•	 निवेश : PLI योजनाओ ं के अतंर्गत ₹2.4 लाख करोड़ का 

निवेश आकर्षित किया गया, जो निर्धारित कुल लक्ष्य का 76% 
ह।ै

•	 उत्पादन एवं बिक्री : इन योजनाओ ंके माध्यम से संचयी रूप 
से ₹22.66 लाख करोड़ का उत्पादन एवं बिक्री दर्ज की गई, जो 
निर्धारित लक्ष्य का 64% ह।ै

•	 रोजगार : मार्च 2026 तक 8.49 लाख लोगों के लिए रोजगार 
का सजृन किया गया, जो 30.18 लाख रोजगार के निर्धारित 
लक्ष्य का केवल 28% ह।ै

•	 कार्यान्वयन अवधि : इन योजनाओ ं की संयकु्त कार्यान्वयन 
अवधि का 58% हिस्सा परूा हो चकुा ह,ै जबकि 42% अवधि 
शषे ह।ै

•	 क्षेत्रवार प्रगति : लक्षित क्षेत्रों के लगभग 70% खडंों की प्रगति 
व्यापक रूप से निर्धारित लक्ष्यों के अनरुूप रही ह।ै

PLI योजनाओ ंका महत्त्व
•	 घरेलू मूल्य सवंर्धन में वदृ्धि: व्हाइट गड्ुस PLI योजना के 

अतंर्गत घरेल ूमलू्य संवर्धन का स्तर 20% से बढ़कर 55% हो 
गया ह।ै

	� यह घटकों के स्थानीयकरण तथा प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान के 
हस्तांतरण में वदृ्धि को दर्शाता ह।ै

•	 चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा: 
चिकित्सा उपकरण PLI योजना के अतंर्गत मार्च 2026 तक 
₹14,945 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई।

	� इससे चिकित्सा उपकरणों के घरेल ू उत्पादन को बढ़ावा 
मिला ह।ै

•	 आयात पर निर्भरता में कमी: भारत के घरेल ू नवीकरणीय 
ऊर्जा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को सदुृढ़ किया गया ह।ै

	� इसके अतंर्गत सौर फोटोवोल्टिक (Solar PV) विनिर्माण 
क्षमता को लगभग 8 गीगावाट से बढ़ाकर लगभग 116 
गीगावाट तक पहचँाया गया ह।ै

•	 औषधि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: बल्क ड्रग्स PLI योजना ने 
महत्त्वपरू्ण प्रारंभिक कच्चे माल , औषधि मध्यवर्ती उत्पादों तथा 
सक्रिय औषधीय अवयवों (APIs) के घरेल ूउत्पादन को बढ़ावा 
दिया ह।ै

•	 उभरते उद्योगों का विकास : ड्रोन PLI योजना ने भारत के 
घरेल ूड्रोन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित 
किया ह।ै

PLI योजनाओ ंके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
•	 रोजगार सजृन निर्धारित लक्ष्य का केवल 28% रहा ह,ै जो निवेश 

एवं उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों की तलुना में काफी 
कम ह।ै

	� कई क्षेत्रों में अधिक पूँजी-गहनता तथा स्वचालन के कारण 
निवेश की तलुना में रोजगार सजृन सीमित रहता ह।ै

•	 निवेश एवं वार्षिक कारोबार से संबंधित पात्रता की उच्च 
सीमाओ ंके कारण छोटे उद्यमों की भागीदारी सीमित हुई ह।ै यह 
समस्या विशषे रूप से वस्त्र क्षेत्र में अधिक दखेी गई ह।ै

•	 उत्पादन में वदृ्धि होने मात्र से घरेल ूविनिर्माण का गहन विकास 
सनुिश्चित नहीं होता, विशषेकर तब जब महत्त्वपरू्ण घटकों एवं 
कच्चे माल का आयात जारी रहता ह।ै

•	 प्रौद्योगिकी, बाजार की परिपक्वता तथा निवेश चक्रों में अतंर 
के कारण विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओ ंके परिणाम अलग-अलग 
रह ेहैं।

•	 विनिर्माण इकाइयों में किया गया निवेश व्यावसायिक उत्पादन 
एवं रोजगार सजृन में परिवर्तित होने में समय लेता ह।ै यह स्थिति 
विशषे रूप से उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अधिक दखेी जाती ह।ै
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आगे की राह
•	 डेटा प्रबंधन एवं निगरानी व्यवस्था को सदुृढ़ बनाना: 

कार्यान्वयन करने वाले मतं्रालयों के बीच साझा डेटा रिपोर्टिंग 
प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

	� निवेश, उत्पादन, निर्यात एवं रोजगार की नियमित रूप से 
उद्यम-स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए।

•	 घरेलू उत्पादों की माँग को बढ़ावा देना: घरेल ूस्तर पर निर्मित 
उत्पादों की सार्वजनिक खरीद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

	� घरेल ूबाजारों को सदुृढ़ बनाने तथा निर्यात के नए अवसर 
विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

•	 MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन: वित्त, प्रौद्योगिकी, आधारभतू 
संरचना तथा गणुवत्ता प्रमाणन तक उद्यमों की पहचँ में सधुार 
किया जाना चाहिए।

	� सकू्ष्म, लघ ु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की अधिक 
भागीदारी सनुिश्चित करने के लिए आवश्यकतानसुार पात्रता 
संबंधी शर्तों को यकु्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

स्रोत: PIB

वैश्विक कार्बन बजट, 2026

संदर्भ 
•	 वैश्विक कार्बन बजट, 2026 के अनसुार, इस वर्ष जीवाश्म ईधंनों 

से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड (CO
2
) उत्सर्जन 38.2 

अरब टन रहने की संभावना ह।ै

परिचय 
•	 वैश्विक कार्बन बजट एक वार्षिक उत्सर्जन आकलन रिपोर्ट ह,ै 

जिसे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता ह।ै

•	 ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, फ्यूचर अर्थ (Future Earth), 
वैज्ञानिकों के एक सामहूिक संगठन तथा विश्व मौसम विज्ञान 
संगठन (WMO) के अतंर्गत गठित विश्व जलवाय ुअनसुंधान 
कार्यक्रम (WCRP) के बीच एक सहयोगात्मक पहल ह।ै

•	 इसे संयकु्त राष्ट्र के सभी जलवाय ुपरिवर्तन सम्मेलनों के दौरान 
यनेूस्को (UNESCO) द्वारा प्रायोजित किया जाता ह।ै

प﻿्रमुख निष्कर्ष
•	 इस वर्ष वैश्विक जीवाश्म ईधंन उत्सर्जन में 0.4% की गिरावट 

आने का अनमुान ह।ै चीन, अमरेिका, यरूोपीय संघ तथा जापान 
में उत्सर्जन में कमी दर्ज होने की संभावना ह।ै

•	 उत्सर्जन में गिरावट के कारण :

	� नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार : सौर एवं पवन ऊर्जा 
उत्पादन क्षमता में वदृ्धि से कई प्रमखु अर्थव्यवस्थाओ ंमें 
जीवाश्म ईधंनों पर निर्भरता कम हो रही ह।ै

	� ऊर्जा सकंट : पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने ऊर्जा बाजारों 
को प्रभावित किया ह ैतथा जीवाश्म ईधंनों की खपत में कमी 
लाने में योगदान दिया ह।ै

	� ऊर्जा मिश्रण में परिवर्तन : स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को 
अधिक अपनाने तथा ऊर्जा दक्षता में सधुार से प्रमखु 
अर्थव्यवस्थाओ ंमें कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता 
मिल रही ह।ै

•	 वर्ष 2026 में वायमुडंल में CO
2
 की सांद्रता 427.7 पार्ट्स प्रति 

मिलियन (ppm) तक पहचँने का अनमुान ह,ै जो औद्योगिक-
परू्व स्तरों से 54% अधिक ह।ै

	� भमूि उपयोग में परिवर्तन (जैसे वनों की कटाई) से होने वाले 
उत्सर्जन में इस वर्ष मामलूी वदृ्धि होने का अनमुान ह।ै

	� वर्ष 2026 में कुल CO
2
 उत्सर्जन 43.3 अरब टन रहने का 

अनमुान ह,ै जबकि पिछले वर्ष यह 42.8 अरब टन था।
•	 शषे कार्बन बजट , अर्थात औद्योगिक-परू्व स्तरों की तलुना में 

वैश्विक तापमान वदृ्धि को 1.5°C तक सीमित रखने से पहले 
उत्सर्जित की जा सकने वाली CO

2
 की अधिकतम मात्रा, अब 

केवल 150 अरब टन रह गई ह।ै

	� इसका अर्थ ह ैकि वर्तमान उत्सर्जन दर के अनसुार, 1.5°C 
की तापमान सीमा के भीतर रहने के लिए उपलब्ध शषे 
कार्बन बजट अगले चार वर्षों से भी कम समय में समाप्त 
हो सकता ह।ै

•	 भारत के कार्बन उत्सर्जन में 4.4% की वदृ्धि होने का अनमुान ह।ै 
वैश्विक CO

2
 उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8% ह।ै

भारत में उत्सर्जन वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित 
हैं:
•	 विद्युत की बढ़ती माँग : वर्ष 2026 में अपेक्षाकृत शषु्क 

मानसनू तथा अधिक तापमान के कारण शीतलन, विशषेकर 
एयर कंडीशनर के उपयोग की माँग में वदृ्धि हुई ह।ै

	� इसके परिणामस्वरूप विद्युत की खपत में वदृ्धि हुई ह।ै
	� वर्ष 2025 में मानसनू-परू्व अवधि अपेक्षाकृत अधिक 

वर्षायकु्त रहने के कारण शीतलन की आवश्यकता एवं 
विद्युत की माँग कम रही थी।

•	 जीवाश्म ईधंनों पर निरंतर निर्भरता : भारत में विद्युत उत्पादन 
के लिए कोयला अभी भी एक प्रमखु ऊर्जा स्रोत बना हुआ ह।ै

	� जब विद्युत की बढ़ती माँग की परू्ति कोयला आधारित 
विद्युत उत्पादन के माध्यम से की जाती ह,ै तो CO

2
 उत्सर्जन 

में वदृ्धि होती ह।ै
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•	 सड़क परिवहन से उत्सर्जन में वदृ्धि : वाहनों के स्वामित्व में 
वदृ्धि, शहरीकरण तथा सड़क परिवहन की बढ़ती माँग के कारण 
पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वदृ्धि हो रही ह।ै

	� अन्य कुछ प्रमखु अर्थव्यवस्थाओ ं के विपरीत, भारत में 
सड़क परिवहन से संबंधित उत्सर्जन में गिरावट दर्ज नहीं 
की गई ह।ै

•	 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास : इस्पात, सीमेंट तथा 
विनिर्माण जैसे अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों के विस्तार से 
जीवाश्म ईधंनों की खपत बढ़ रही ह।ै

	� तीव्र आर थ्िक विकास एवं आधारभतू संरचना के विस्तार से 
भी ऊर्जा की माँग में वदृ्धि हो रही ह।ै

•	 ऊर्जा खपत में वदृ्धि : आय में वदृ्धि, शहरीकरण, जनसंख्या 
वदृ्धि तथा घरेल ू विद्युत उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण 
ऊर्जा की खपत में वदृ्धि हुई ह।ै

	� नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार अभी तक ऊर्जा की कुल 
माँग में हुई वदृ्धि की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा ह।ै

भारत के लिए आगे की राह
•	 नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना: विशषे रूप से सौर एवं 

पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश तथा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 
नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण को तीव्र किया जाना चाहिए।

•	 कोयले पर निर्भरता कम करना: स्वच्छ विद्युत उत्पादन 
तकनीकों तथा ऊर्जा भडंारण समाधानों के माध्यम से कोयले पर 
निर्भरता कम की जानी चाहिए।

•	 इलेक्ट्रिक वाहनों एवं सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन: 
इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा दनेा चाहिए तथा सार्वजनिक 
परिवहन की आधारभतू संरचना को सदुृढ़ किया जाना चाहिए।

•	 ऊर्जा दक्षता में सधुार: उद्योगों, भवनों तथा घरेल ू विद्युत 
उपकरणों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

•	 हरित हाइड्रोजन एवं निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों को 
बढ़ावा: उन क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन तथा अन्य निम्न-कार्बन 
प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, 
जहाँ उत्सर्जन में कमी लाना अपेक्षाकृत कठिन ह ै।

स्रोत: IE

 संक्षिप्त समाचार
कु रुम्बा जनजाति

चर्चा में क्यों? 
•	 पीढ़ी-दर-पीढ़ी कुरुम्बा भाषा बोलने वालों की संख्या में गिरावट 

दर्ज की जा रही ह।ै

परिचय
•	 केरलम के कुरुम्बा एक आदिवासी समदुाय हैं, जो पलक्कड़ 

जिले के अट्टापडी के पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करते हैं।

•	 इन्हें स्थानीय रूप से पाल ुकुरुम्बा कहा जाता ह।ै इन्हें नीलगिरि 
के आल ुकुरुम्बा से अलग पहचानने के लिए इस नाम का प्रयोग 
किया जाता ह।ै

•	 ये अट्टापडी के तीन प्रमखु जनजातीय समहूों (इरुला एवं मदुगुा के 
साथ) में सबसे प्राचीन आदिवासी समदुाय तथा संख्या की दृष्टि 
से सबसे छोटा समदुाय हैं।

•	 भारत सरकार के जनजातीय कार्य मतं्रालय द्वारा इस समदुाय को 
विशषे रूप से कमजोर जनजातीय समहू (PVTG) के रूप में 
वर्गीकृत किया गया ह।ै

•	 यह केरलम के पाँच विशषे रूप से कमजोर जनजातीय समहूों 
(PVTGs) में से एक ह।ै

•	 इस समदुाय के लोग कुरुम्बा भाषा बोलते हैं, जो एक मौखिक 
भाषा ह ैतथा जिसकी कोई लिपि नहीं ह।ै

•	 कुरुम्बा भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित ह ै तथा मखु्य 
रूप से पश्चिमी घाट के जनजातीय समदुायों, विशषेकर केरल, 
तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित ह।ै

•	 कुरुम्बा समदुाय के लोगों को अक्सर अपनी मलू भमूि से काफी 
दरू रहना पड़ता ह,ै जिसका प्रमखु कारण शिक्षा एवं रोजगार की 
तलाश ह।ै

स्रोत: TH

छठ पूजा

संदर्भ
•	 मुबंई के रेलवे स्टेशनों पर छठ पजूा के गीत बजाए जाने को लेकर 

राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया।

छठ पूजा क्या है?
•	 छठ भारत के प्राचीनतम त्योहारों में से एक ह,ै जो सरू्य दवे तथा 

छठी मयैा अथवा षष्ठी (सरू्य की बहन) की उपासना को समर्पित 
ह।ै

•	 यह पर्व विशषे श्रद्धा एवं भक्ति के साथ बिहार, झारखडं तथा परू्वी 
उत्तर प्रदशे में मनाया जाता ह।ै इसके अतिरिक्त, भारत एवं विदशेों 
में रहने वाले प्रवासी समदुाय भी इसे मनाते हैं।

•	 यह चार दिवसीय पर्व कठोर उपवास तथा अस्ताचलगामी एवं 
उदय होते सरू्य को अर्घ्य अर्पित करने की परंपरा से जडु़ा ह।ै
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•	 अपनी पर्यावरण-अनकूुल परंपराओ ंके लिए प्रसिद्ध छठ पजूा 
प्रकृति के प्रति सम्मान, स्वच्छता तथा सामदुायिक सहभागिता 
को बढ़ावा दतेी ह।ै

छठ पूजा के चार दिन
•	 नहाय-खाय : इस दिन श्रद्धाल ुपवित्र स्नान करते हैं, अपने 

घरों की साफ-सफाई करते हैं तथा पर्व के लिए पारंपरिक 
भोजन तैयार करते हैं।

•	 खरना : इस दिन श्रद्धाल ुपरेू दिन उपवास रखते हैं तथा शाम 
को पजूा-अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं।

	� इसके बाद लगभग 36 घटें का कठोर निर्जला उपवास 
प्रारंभ होता ह।ै

•	 सधं्या अर्घ्य : तीसरे दिन श्रद्धाल ुअस्त होते सरू्य को अर्घ्य 
अर्पित करते हैं। इस दौरान वे प्रायः नदियों अथवा तालाबों में 
खड़े होकर पजूा करते हैं।

	� इस अवसर पर फल, गन्ना तथा ठेकुआ जैसे पारंपरिक 
प्रसाद तैयार किए जाते हैं।

•	 उषा अर्घ्य : अतंिम दिन श्रद्धाल ुउगते सरू्य को अर्घ्य अर्पित 
करते हैं।

	� इसके साथ ही लगभग 36 घटें का कठिन उपवास समाप्त 
होता ह।ै

क्या आप जानते हैं?
•	 भारत ने वर्ष 2026–27 चक्र के लिए छठ महापर्व को यनेूस्को 

की अमरू्त सांस्कृति क विरासत सचूी में शामिल करने हते ु
नामांकित किया ह।ै

स्रोत: ET

भारत में तपेदिक (TB) से होने वाली मृत्यु दर 
में गिरावट

संदर्भ
•	 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, 

2026 के अनसुार, भारत में वर्ष 2015 की तलुना में तपेदिक 
(TB) से होने वाली मतृ्यु दर में 38% की कमी आई ह,ै जबकि 
वैश्विक औसत कमी 35% रही ह।ै

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
•	 वर्ष 2025 में अनमुानित 10.6 मिलियन (1.06 करोड़) लोग 

तपेदिक से संक्रमित हुए, जबकि इस बीमारी के कारण 1.13 
मिलियन (11.3 लाख) लोगों की मतृ्यु हुई।

•	 क्षेत्रीय वितरण : WHO के दक्षिण-परू्व एशिया क्षेत्र में तपेदिक 
के नए मामलों का 35% हिस्सा दर्ज किया गया।

	� इसके बाद पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 27% तथा अफ्रीकी क्षेत्र 
में 25% नए मामले दर्ज किए गए।

•	 मामलों का सकंें द्रण : तपेदिक के लगभग 88% नए मामले 30 
उच्च रोग-भार वाले दशेों में दर्ज किए गए।

	� वैश्विक तपेदिक मामलों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 
25% रही।

	� इसके बाद इडंोनेशिया (10%), फिलीपींस (6.8%), चीन 
(6.5%) तथा पाकिस्तान (6.4%) का स्थान रहा।

•	 उपचार की सफलता दर: भारत में औषधि-संवेदनशील 
तपेदिक के रोगियों के बीच उपचार की सफलता दर 94% दर्ज 
की गई।

तपेदिक क्या है?
•	 तपेदिक (TB) एक संक्रामक रोग ह,ै जो मखु्य रूप से फेफड़ों 

को प्रभावित करता ह।ै यह माइकोबैक्टीरियम ट्यबूरकुलोसिस 
नामक जीवाण ुके कारण होता ह।ै

•	 यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खाँसने, छींकने अथवा थकूने पर 
वाय ुके माध्यम से प्रसारित होता ह।ै

•	 तपेदिक मखु्य रूप से दो रूपों में पाया जाता ह:ै

•	 गुप्त तपेदिक सकं्रमण : इस अवस्था में जीवाण ुशरीर में 
विद्यमान रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें 
नियत्रित रखती ह।ै

	� इस स्थिति में व्यक्ति में सामान्यतः कोई लक्षण दिखाई 
नहीं दतेे तथा वह दसूरों में संक्रमण नहीं फैलाता।

	� हालाँकि, बाद में ये जीवाण ुसक्रिय हो सकते हैं और 
सक्रिय तपेदिक रोग का कारण बन सकते हैं।

•	 सक्रिय तपेदिक रोग: इस अवस्था में जीवाण ुसक्रिय होकर 
शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं।

•	 इसके प्रमखु लक्षणों में लंबे समय तक खाँसी, सीने में दर्द, 
वजन कम होना, थकान एवं बखुार शामिल हैं।

•	 लक्षण : लंबे समय तक खाँसी आना (कभी-कभी खाँसी के 
साथ खनू आना)।

	� सीने में दर्द।
	� कमजोरी एवं थकान।
	� वजन में कमी।
	� बखुार।
	� रात में पसीना आना।
	� रोग के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर के 

किस हिस्से में तपेदिक सक्रिय हुआ ह।ै
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	� यद्यपि तपेदिक मखु्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता 
ह,ै लेकिन यह गरु्दे, मस्तिष्क, रीढ़ की हडडी तथा त्वचा 
को भी प्रभावित कर सकता ह।ै

•	 उपचार : तपेदिक एक रोकथाम योग्य एवं उपचार योग्य 
बीमारी ह।ै

	� इसका उपचार एटंीबायोटिक दवाओ ं के माध्यम से 
किया जाता ह।ै

	� तपेदिक का टीका: बैसिलस कैलमटे-गएुरिन (BCG) 
टीका वर्तमान में तपेदिक के विरुद्ध एकमात्र लाइसेंस 
प्राप्त टीका ह।ै

	� यह शिशओु ंएवं छोटे बच्चों को तपेदिक के गंभीर 
रूपों, विशषेकर TB मनेिन्जाइटिस (मस्तिष्कावरण 
शोथ), से मध्यम स्तर की सरुक्षा प्रदान करता ह।ै

स्रोत: TH

पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण 
प्राधिकरण (PPV&FRA) का 22वाँ स्थापना 
दिवस

संदर्भ 
•	 पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण 

(PPV&FRA) का 22वाँ स्थापना दिवस तथा प्लांट जीनोम 
संरक्षक परुस्कार समारोह हाल ही में आयोजित किया गया।

पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण 
(PPV&FRA)
•	 PPV&FRA एक वैधानिक निकाय ह,ै जिसकी स्थापना पादप 

प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करने तथा किसानों के अधिकारों 
को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई ह।ै

•	 इस प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी।

•	 यह कृषि एवं किसान कल्याण मतं्रालय के अतंर्गत कार्य करता 
ह।ै

•	 इसकी स्थापना पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण 
अधिनियम (PPV&FR Act), 2001 के अतंर्गत की गई ह।ै

	� यह अधिनियम विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक 
संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलओु ंपर समझौते 
(TRIPS Agreement) के अतंर्गत भारत के दायित्वों को 
परूा करने के उद्देश्य से बनाया गया था।

•	 प्रमुख कार्य:

	� नई, विद्यमान तथा कृषकों द्वारा विकसित पादप किस्मों का 
पंजीकरण करना।

	� पादप किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखना।

	� किसानों द्वारा विकसित पारंपरिक किस्मों एवं पारंपरिक 
पादप आनवुंशिक संसाधनों का दस्तावेजीकरण एवं संरक्षण 
करना।

	� पादप प्रजनकों तथा कृषक समदुायों के बीच लाभ-
साझाकरण को सगुम बनाना।

	� पादप आनवुंशिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान दनेे वाले 
किसानों एवं समदुायों को मान्यता तथा परुस्कार प्रदान 
करना।

•	 पुरस्कार:

	� प्लांट जीनोम सरंक्षक सामुदायिक पुरस्कार : यह 
परुस्कार पादप आनवुंशिक संसाधनों के संरक्षण एवं सधुार 
में योगदान दनेे वाले कृषक समदुायों को प्रदान किया जाता 
ह।ै

	� प्लांट जीनोम सरंक्षक कृषक पुरस्कार : यह परुस्कार 
पारंपरिक पादप किस्मों के संरक्षण एवं सधुार में योगदान दनेे 
वाले व्यक्तिगत किसानों को प्रदान किया जाता ह।ै

पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 
(PPV&FRA Act), 2001
•	 उद्देश्य: इस अधिनियम का उद्देश्य पादप किस्मों, किसानों के 

अधिकारों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए 
एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करना ह।ै

	� इसके अतिरिक्त, पादपों की नई किस्मों के विकास को 
प्रोत्साहित करना भी इसका प्रमखु उद्देश्य ह।ै

	� यह काननू पादप प्रजनन गतिविधियों में वाणिज्यिक पादप 
प्रजनकों तथा किसानों, दोनों के योगदान को मान्यता प्रदान 
करता ह।ै

	� साथ ही, यह सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक-
आर थ्िक हितों की रक्षा करते हुए TRIPS समझौते के 
प्रावधानों के कार्यान्वयन का भी प्रावधान करता ह।ै

•	 महत्त्व 

	� नवाचार एवं किसानों के पारंपरिक अधिकारों के बीच 
सतुंलन: यह पादप प्रजनकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों 
तथा किसानों के पारंपरिक अधिकारों के बीच संतलुन 
स्थापित करता ह।ै

	� कृषि जैव विविधता का सरंक्षण: यह पारंपरिक पादप 
किस्मों एवं आनवुंशिक ससंाधनों के संरक्षण के माध्यम से 
कृषि जैव विविधता को बढ़ावा दतेा ह।ै

	� बीज उद्योग एवं ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहन: 
यह किसानों की आजीविका की रक्षा करते हुए बीज उद्योग 
के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहित करता ह।ै

स्रोत: PIB
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भारत में खुदरा मुद्रास्फीति RBI की निर्धारित 
सीमा से अधिक

संदर्भ
•	 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मतं्रालय (MoSPI) द्वारा 

जारी आकँड़ों के अनसुार, भारत में खदुरा मदु्रास्फीति अक्टूबर 
2026 में बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई, जो विगत दो वर्षों का 
उच्चतम स्तर ह।ै

परिचय
•	 RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के अतंर्गत कें द्र 

सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सहयोग से मदु्रास्फीति 
लक्ष्य निर्धारित करती ह।ै

•	 अप्रैल 2026 से मार्च 2031 की अवधि के लिए मदु्रास्फीति का 
लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया ह,ै जबकि इसकी सहनशीलता 
सीमा 2–6% ह।ै

खुदरा मुद्रास्फीति की प्रवृति

•	 खाद्य मदु्रास्फीति बढ़कर 8.94% हो गई, जो पहले 7.74% थी। 

इसके पीछे आवश्यक खाद्य वस्तुओ ंऔर सब्जियों की कीमतों 

में वदृ्धि प्रमखु कारण रही।

	� अनियमित मौसम, फसलों में होने वाले रोगों तथा पश्चिम 

एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक जिसों की बढ़ती कीमतों ने 

खाद्य कीमतों को लेकर चितंाए ँबढ़ा दी हैं।

•	 ग्रामीण मदु्रास्फीति 6.63% तक पहचँ गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में 

यह 5.41% रही। यह ग्रामीण भारत में अधिक तीव्र मलू्य दबाव 

को दर्शाता ह।ै

•	 प्रमुख योगदानकर्ता: खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ समग्र 

उपभोक्ता मलू्य सचूकांक (CPI) मदु्रास्फीति में वदृ्धि के प्रमखु 
कारण बने रह।े

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
•	 CPI समय के साथ परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली 

वस्तुओ ं और सेवाओ ं की एक निश्चित बास्केट  के औसत 
खदुरा मलू्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापता ह।ै इसका 
उपयोग खदुरा मदु्रास्फीति मापने के लिए किया जाता ह।ै

•	 जारीकर्ता: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मतं्रालय 
(MoSPI) के अतंर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)।

•	 आधार वर्ष: 2024।

स्रोत: DTE

भारतीय ब्रैम्बल शार्क

समाचारों में
•	 भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और ICAR-कें द्रीय समदु्री मत्स्य 

अनसुंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) के वैज्ञानिकों ने हिदं 
महासागर से गहरे समदु्र में पाई जाने वाली शार्क  की एक नई 
प्रजाति की पहचान की ह।ै

डी-सी शार्क (Deep-sea shark)
•	 इसे औपचारिक रूप से इकिनोरिनस रोइनी  नाम दिया गया ह।ै 

कई दशकों तक इसकी गलत पहचान अटलांटिक ब्रैम्बल शार्क  
के रूप में की जाती रही थी।
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•	 इसे सामान्यतः भारतीय ब्रैम्बल शार्क  के नाम से जाना जाता 
ह।ै

•	 यह 350 से 450 मीटर की गहराई पर महाद्वीपीय ढाल के 
जलक्षेत्रों में निवास करती ह ैऔर इसकी लंबाई तीन मीटर तक 
हो सकती ह।ै

•	 इसका वितरण ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड के जलक्षेत्रों तक 
विस्तृत हो सकता ह।ै

•	 इसका शरीर गहरे भरेू से लेकर कालापन लिए हुए रंग का होता 
ह ैतथा इस पर उभरे हुए काँटों जैसे त्वचीय दतंक पाए जाते हैं। 
शार्क  के परिपक्व होने पर ये दतंक आपस में जडु़कर बहु-नकुीली 
प्लेटों का रूप ले लेते हैं।

•	 यह हिदं महासागर की एक विशिष्ट विकासवादी वंशावली 
का प्रतिनिधित्व करती ह,ै जो आनवुंशिक रूप से अटलांटिक 
ब्रैम्बल शार्क  (इकिनोरिनस ब्रुकस) और प्रशांत प्रिकली शार्क  
(इकिनोरिनस कुकी) से अलग ह।ै

स्रोत: PIB

रैटलपॉड

समाचारों में 

•	 केरल के इडुक्की जिले में मनु्नार के निकट येल्लापट्टी के घास के 

मदैान रैटलपॉड (क्रोटलेरिया रेटुसा) में बड़े पैमाने पर पषु्पन के 

कारण सनुहरे रंग में बदल गए हैं। इस पौध ेको स्थानीय स्तर पर 

किलकुिलकु्की के नाम से जाना जाता ह।ै

रैटलपॉड के बारे में
•	 कुल : फैबेसी , अर्थात दलहनी/मटर कुल ।

•	 वंश : क्रोटालेरिया , जिसमें विश्वभर में 700 से अधिक प्रजातियाँ 
शामिल हैं।

•	 आवास : यह उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय घास के 
मदैानों, वनों के किनारों, नदी तटों और अशांत मदृा वाले क्षेत्रों 
में पाया जाता ह।ै

•	 वितरण : पश्चिमी घाट में क्रोटालेरिया की 87 प्रजातियाँ 
पाई जाती हैं, जिनमें से 31 प्रायद्वीपीय भारत की स्थानिक 
(Endemic) प्रजातियाँ हैं।

प﻿्रमुख विशेषताएँ
•	 पुष्प : इसके फूल चमकीले सनुहरे-पीले रंग के होते हैं, जो 

मटर के फूलों जैसे दिखाई दतेे हैं और इन पर लालिमा लिए हुए 
धारियाँ होती हैं।

•	 नाइट्रोजन स्थिरीकरण : इसकी जड़ों में उपस्थित ग्रंथियाँ 
वायमुडंलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायता करती 
हैं तथा मदृा की उर्वरता बढ़ाती हैं।

•	 विषाक्तता : इसमें विशषे रूप से बीजों में पाइरोलिज़िडीन 
एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जो पशधुन और कुक्कुट  पक्षियों के 
लिए हानिकारक हो सकते हैं।

पारिस्थितिक महत्त्व 
•	 यह ब्लू टाइगर्स, स्ट्राइप्ड टाइगर्स और कॉमन क्रोज़ जैसी तितली 

प्रजातियों को सहारा दतेा ह।ै ये तितलियाँ रासायनिक रक्षा और 
फेरोमोन उत्पादन के लिए पौध ेके एल्कलॉइड का उपयोग करती 
हैं।

•	 यह एक अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करता ह ैऔर मदृा की 
उर्वरता बढ़ाने में सहायता करता ह।ै

स्रोत: TH
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